(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन को नौकाओं की खरीद के लिए केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है;              
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अन्य तटीय राज्यों को भी नौकाओं की खरीदारी के लिए इसी तरह का अनुदान देने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?






गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) से (घ) : तटीय सुरक्षा के लिए अवरोधक नौकाओं (इन्टरसेप्टर बोट) की खरीद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर केन्द्रीय स्तर पर की जाती है । तटीय सुरक्षा योजना चरण-। और चरण-।। के अन्तर्गत प्रत्येक तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत नौकाओं की संख्या नीचे दी गई है :-

	क्रम सं.
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
	चरण-। के अंतर्गत नौकाओं की संख्या
	चरण-।। के अंतर्गत नौकाओं की संख्या

	1.
	गुजरात
	30
	31

	2.
	महाराष्ट्र
	28
	14

	3.
	गोवा
	9
	4

	4.
	कर्नाटक
	15
	12

	5.
	केरल
	24
	20



	6.
	तमिलनाडु
	24
	20

	7.
	आंध्र प्रदेश
	18
	30

	8.
	ओडिशा
	15
	26

	9.
	पश्चिम बंगाल
	18
	7

	10.
	पुडुचेरी
	3
	4

	11.
	लक्षद्वीप
	6
	6

	12.
	दमन और दीव
	4
	6

	13.
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
	10
	-

	
	कुल
	204
	180



	उपर्युक्त के अतिरिक्त, तटीय सुरक्षा योजना चरण-।। के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 10 बड़े जलयान और 23 रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट (आरआईबी) भी स्वीकृत किए गए हैं ।

